भारत सरकार
रेल मंत्रालय
राज्‍य सभा
08.02.2019 के
अतारांकित प्रश्‍न सं. 727 का उत्‍तर
इंजन-रहित रेलगाड़ी
727. श्री नारायण लाल पंचारियाः 
क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 
क्या सरकार ने इंजन-रहित रेलगाडि़यां चलाने का कोई निर्णय लिया है;
(ख) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) 
क्या सरकार ने ऐसी रेलगाडि़यों को चलाने की वित्तीय जरूरत का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) 
क्या सरकार ने ऐसी रेलगाडि़यों को चलाने के लिए सुरक्षा संबंधी पहलुओं का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्‍तर
रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)

(क) से (ग): जी हां। पहली इंजन रहित सेमी उच्‍च गति की गाड़ी, जिसका कोड नाम ट्रेन-18 है, सवारी डिब्‍बा कारखाना/चेन्‍नै में निर्मित की गई थी। ट्रेन-18 में उपयोग किए गए विभिन्‍न प्रकार के सवारीडिब्‍बों की लागत निम्‍नानुसार है:-
	क्र.सं.
	सवारीडिब्‍बे की किस्‍म
	हस्‍तांतरण मूल्‍य (हजार रु. में)

	1.
	ट्रेन-18 मोटर कोच
	7,72,89

	2.
	ट्रेन-18 ड्राइविंग ट्रेलर कोच
	5,65,90

	3.
	ट्रेन-18 गैर-ड्राइविंग ट्रेलर कोच
	4,89,28

	4.
	ट्रेन-18 ट्रेलर कोच 
	3,99,91


इसके अतिरिक्‍त, भारतीय रेलवे (आईआर) के पास 596 इलैक्‍ट्रिक मल्‍टीपल यूनिटों, 220 मेनलाइन इलैक्ट्रिक मल्‍टीपल यूनिट रेकों और 225 डीजल इलैक्ट्रिक मल्‍टीपल यूनिट रेकों का बेड़ा है, जो इं‍जन रहित गाडि़यां हैं और ये पहले ही भारतीय रेलों पर चल रही हैं। इन गाडि़यों को क्षेत्रीय रेलों की आवश्‍यकता के अनुसार नियमित रूप से विनिर्माण किया जा रहा है। 
(घ): जी नहीं। रेलों पर पुलिस की व्‍यवस्‍था करना राज्‍य सरकार का विषय होने के कारण, अपराधों की रोकथाम करना, मामलों को दर्ज करना, उनकी जांच करना और कानून एवं व्‍यवस्‍था बनाए रखना राज्‍य सरकारों की सांविधिक जिम्‍मेदारी है, जिसका निर्वहन वे संबंधित राज्‍य की राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी)/जिला पुलिस के माध्‍यम से करती हैं। रेलवे सुरक्षा बल यात्री क्षेत्रों और यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मुहैया कराने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों में सहायता करती है। 
जब-कभी कोई नई गाड़ी किसी नए मार्ग पर चलाई जाती है, तब संबंधित राज्‍य सरकारों द्वारा गाड़ी और यात्रियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाती है और इसमें रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सहायता की जाती है। 
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